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HARYANA GOVT. GAŻ., AUGUST 25, 1987 (BHDR . 3, 1909 SAKA ) 


[PARTI 


सं ० प्रो ० वि ० / एफ ० डी ०/ 83-87/ 31769..- कि हरियाणा के राज्यगल का 

का ग्य है कि मं ० एस . आई . 
इन्टरप्राईजिज, 3-बो / 24 बो ० पो ०, एन ० आई० टो ०, फरीदाबाद, के श्रमिक श्री हरी राम , गांव सथारा, डा ० जंगीपुर खुर्द, जि . 
जानपुर , उत्तरप्रदेश तथा प्रबन्धको के मध्य इसमें इसके बाद लिखित मामले के सम्बन्ध में कोई प्रौद्योगिक विवाद हैं ; 

और चूकि हरियाणा के राज्यपाल इस विवाद को न्यायनिर्गय हेतु निर्दिष्ट करना वांछनीय समझते है ; 

इसलिये , अव , प्रौद्योगिक विवाद अधिनियम , 1947, की धारा 11 ) को उपधारा ( 1 ) के. खण्ड ( घ ) द्वारा प्रश्न 
की गई शक्तियों का प्रयोग करते हुये हरियाणा के राज्यपाल इसके द्वारा उक्त अधिनियम की धारा 72 अन गनि 
प्रौद्योगिक अधिकरण , हरियाणा, फरीदाबाद, को नीचे विनिर्दिष्ट मामला जोकि उक्त प्रवन्धकों तथा श्रमिक के बीच या तो 
विवादग्रस्त मामला है अथवा विवाद से सुसंगत या सम्बन्धित मामला है न्यायनिर्णय एवं पंचाट तीन माम में देने हेतू 
निर्दिष्ट करते है : -- 

क्या श्री हरिराम , की सेवाओं का समापन न्यायोचित तथा ठीक है ? यदि नहीं , तो वह किस र.हत का हकदार 


सं ० ओ ० वि ० / एफ ० डी ० / 86-87/ 31777.-- चूंकि हरियाणा के राज्यपाल की राये हैं कि मै ० प्रार. पी . एम . 
इन्डस्ट्रीज , 1- बी / 223, एन . आई. टी . फरीदाबाद, के श्रमिक श्री उपेन्द्र साह पुत्र श्री दीना नाथ साह, गांव पन्डितगंजवारा , डा . 
सोई , जिला पटना (बिहार ) तथा प्रबन्धकों के मध्य इसमें इसके बाद लिखित मामले के सम्बन्ध में कोई औद्योगिक विवाद है ; 

और चूंकि हरियाणा के राज्यपाल इस विवाद को न्यायनिर्णय हेतू निर्दिष्ट करना वांछनीय समझते हैं ; 

इसलिये, अब, प्रौद्योगिक विवाद अधिनियम , 1947 की धारा 10 की उप धारा ( 1 ) के खण्ड ( घ ) द्वारा प्रदान की 
गई शक्तियों का प्रयोग करते हुये हरियाणा के राज्यपाल इस के द्वारा उक्त अधिनियम की धारा 7-क के अधीन गठित 
प्रौद्योगिक अधिकरण, हरियाणा, फरीदाबाद को नीचे विनिर्दिष्ट मामले जो कि उक्त प्रबन्धकों तथा श्रमिकों के बीच या तो 
विवादग्रस्त मामला है अथवा विवाद से सुसंगत या संबंधित मामला है न्याय निर्णय एवं पंचाट 3 मास में देने हेतु निर्दिष्ट 
करते हैं : 

क्या श्री उपेन्द्र साहू . की सेवा समाप्त की गई है या उसने स्वयं नौकरी से गैर - हाजिर रह 

लियन खोया है ? इस बिन्दु पर निर्णय के फलस्वरूप वह किस राहत का हकदार है । 

सं ० ओ ० वि ० /एफ ० डी ०/ 82-87/ 31784: - चूंकि हरियाणा के राज्यपाल की राय है कि मै ० अनिल इण्डस्ट्रीज 
प्रा . लि ., 58-ए, इण्डस्ट्रीयल ऐरिया, फरीदाबाद, के श्रमिक श्री अमर सिंह, पुत्र श्री चतरू सिंह , 5 एन. 8 ए, एन. आई. टी ., 
फरीदाबाद तथा प्रवन्धकों के मध्य इस में इस के बाद लिखित मामले के सम्बन्ध में कोई प्रौद्योगिक विवाद है; 

और चूंकि हरियाणा के राज्यपाल इस विवाद को न्यायनिर्णय हेतु निर्दिष्ट करना वांछिनीय समझते हैं ; 

इसलिये , अब, प्रौद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947, की धारा 10 की उपधारा ( 1 ) के खण्ड (घ ) द्वारा प्रदान की 
गई शक्तियों का प्रयोग करते हुये हरियाणा के राज्यपाल इस के द्वारा उक्त अधिनियम की धारा 7 -क के अधीन गठित प्रौद्योगिक 
अधिकरण , हरियाणा , फरीदाबाद , को नीचे विनिर्दिष्ट मामले जो कि उक्त प्रबन्धकों तथा श्रमिकों के बीच या तो विवादग्रस्त मामला 
मामले हैं अथवा विवाद से सुसंगत या संबंधित मामला/मामले हैं न्याय निर्णय एवं पंचाट 3 मास में देने हेतु निर्दिष्ट करते हैं : 

क्या श्री अमर सिंह की सेवात्रों का समापन न्यायोचित तथा ठीक है ? यदि नहीं , तो वह किस राहत का हकदार है ? 

सं ० प्रो ० वि ०/एफ० डी ०/ गुड़गांव/ 180-87/ 31791. - चूंकि हरियाणा के राज्यपाल की राय है कि मै ० दी गुड़गांव ग्रामीण 
बैंक गुड़गांव , के श्रमिक श्री ओम प्रकाश शर्मा, पुन श्री पूरन चन्द, गांव शाहपुर कलां, तहसील बल्लबगढ़, जिला फरीदाबाद 
तथा प्रबन्धकों के मध्य इस में इस के बाद लिखित मामले के सम्बन्ध में कोई प्रौद्योगिक विवाद है ; 

और चूंकि हरियाणा के राज्यपाल इस विवाद को न्यायनिर्णय हेतु निर्दिष्ट करना वांछिनीय समझते 

इसलिए, अब , प्रौद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947, की धारा 10 की उपधारा ( 1 ) के खण्ड ( घ ) द्वारा प्रदान की गई 
शक्तियों का प्रयोग करते हुये हरियाणा के राज्यपाल इस के द्वारा उक्त अधिनियम की धारा 7-क के अधीन गठित प्रौद्योगिक अधिकरणं 
हरियाणा, फरीदाबाद , को नीचे विनिर्दिष्ट मामले जो कि उक्त प्रबन्धकों तथा श्रमिकों के बीच या तो विवादग्रस्त मामला/मामले हैं अथवा 
विवाद से सुसंगत या संबंन्धित मामला/मामले हैं न्याय निर्णय एवं पंचाट 3 मास में देने हेतू निर्दिष्ट करते हैं : 

क्या श्री ओम प्रकाश शर्मा की सेवाओं का समापन न्यायोचित तथा ठीक है ? यदि नहीं, तो वह किस राहत का 


हकदार है ? 


